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(जिसका उत्‍तर 01 दिसम्‍बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
गैर-कृषि क्षेत्र की ऋण वृद्धि में कमी
245.
श्री आनंद शर्मा:

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क)
क्‍या यह सच है कि गैर-कृषि क्षेत्र की ऋण उठाव वृद्धि जून, 2015 में 20 वर्षों में सबसे कम होकर रह गई;

(ख)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इसके क्‍या कारण हैं; और
(ग)
उद्योगों द्वारा ऋण उठाव को प्रोत्‍साहन दिए जाने के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है? 

उत्‍तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)
 (क) और (ख): राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि गैर-कृषि क्षेत्र (प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र) के अंतर्गत, ऋण संवितरण पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। नाबार्ड से प्राप्‍त रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2013 को समाप्‍त हुए वर्ष के लिए सभी एजेंसियों, अर्थात्‍ वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा गैर कृषि क्षेत्र (प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र) के अंतर्गत संवितरण 1,33,768.67 करोड़ रुपए था जो कि 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान 2,71,420.71 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। वर्ष 2015-16 के दौरान 30.06.2015, अर्थात्‍ चालू वर्ष   की पहली तिमाही, तक गैर-कृषि क्षेत्र (प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र) के अंतर्गत संवितरण 1,12,907.34 करोड़ रुपए है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा सूक्ष्‍म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को बकाया ऋण 6,87,208.74 करोड़ रुपए था जो कि 30.06.2015 की स्थिति के अनुसार 8,94,559.07 करोड़ रुपए (आंकड़े अनंतिम) था। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि एससीबी द्वारा बकाया शिक्षा ऋण (प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र) जो कि 31.03.2013 की स्थिति को 52,738.67 करोड़ रुपए था, 30.06.2015 की स्थिति के अनुसार 60,282.81 करोड़ रुपए (आंकड़े अनंतिम) था। इसी प्रकार, एससीबी द्वारा आवास ऋण बकाया (प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र), आरबीआई द्वारा यथा सूचित, 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 2,82,928.40 करोड़ रुपए की तुलना में 30.06.2015 को 3,52,047.12 करोड़ रुपए (आंकड़े अनंतिम) था। 
(ग): गैर कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए आरबीआई तथा नाबार्ड द्वारा किए गए महत्‍वपूर्ण उपायों में से कुछ निम्‍नानुसार हैं:
i. आरबीआई ने एससीबी को परामर्श दिया है कि सूक्ष्‍म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि न्‍यास (सीजीटीएमएसई) के गारंटी कवर तथा सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटीशुदा ऋण के अंश के लिए पूंजी पर्याप्‍ता के उद्देश्‍य हेतु शून्‍य जोखिम भार को देखते हुए वे आधार दर से संबंधित मानदण्‍डों के अध्‍यधीन ऐसे एमएसई उधारकर्ताओं को विभेदी ब्‍याज दर प्रदान कर सकते हैं।
ii. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रत्‍येक जिले में विशेषीकृत एमएसई का प्रावधान।
iii. एमएसई क्षेत्र में यूनिटों को एससीबी द्वारा प्रदान किए गए 10 लाख रुपए तक के ऋणों के मामले में सम्‍पार्श्विक जमानत/प्रतिभूति की कोई आवश्‍यकता नहीं ।
iv. नाबार्ड 1999-2000 से ग्रामीण औद्योगीकरण पर राष्‍ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरआई) के अंतर्गत समूह (कलस्‍टर) विकास कार्यक्रम चला रहा है। हथकरघा (52), दस्‍तकारी (42), खाद्य प्रसंस्‍करण और ग्रामीण पर्यटन (7 प्रत्‍येक), इत्‍यादि नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्‍त/समर्थित प्रमुख समूह हैं।
v. ग्रामीण युवाओं के लिए स्‍व-रोजगार और वेतन रोजगार अवसरों के संवर्धन हेतु नाबार्ड ग्रामीण उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (आरईडीपीएस) तथा कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) को भी सहायता देता है।
vi. नाबार्ड ने वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पुनर्वित्‍त हेतु क्रमश: 5150.88 करोड़ रुपए, 7806.46 करोड़ रुपए तथा 11117.83 करोड़ रुपए का संवितरण किया है।     
****
